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नेट ज़ीरो उ�ज�न – �वकासशील देश� के ��त अ�ाय
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(�ारं�भक परी�ा- अंतरा ��ीय मह�  क�  साम�यक घटनाएँ;  मु�  परी�ा  : सामा�
अ�यन, �शनप�- 3 �वषय- पया �वरण; संर�ण, पया �वरण  �दूषण  और �रण, पया �वरण
�भाव का  आकलन)

संदभ�

वत�मान  म� जलवायु प�रवत�न  क�  सम�ा  लगातार गंभीर होती जा  रही है, �जसने �व� के
सभी देश� के सम�  चुनौती ��ुत क�  है। जलवायु प�रवत�न  क�  सम�ा  के समाधान  हेतु
वष� 2050 तक ‘नेट ज़ीरो उ�ज�न ’ के ल� क�  �ा�� को अ�त मह�पूण� माना  जा  रहा  है।

न ेट ज़ीरो उ�ज�न

नेट ज़ीरो उ�ज�न  का  ता�य� �ीन  हाउस गैस� के उ�ज�न  को शू� �र तक लाना  है।
इसके �लये आव�क है �क जीवा� ईधन� का  कम से कम �योग �कया  जाए तथा
इनके दु�भाव� को कम करने वाली तकनीक� के �वकास एवं �योग को �ो�ा�हत
�कया  जाए।

जलवायु �ाय

जलवायु �ाय  पृ�ी के ��ेक ��� को �ा� एवं ग�रमापूण� जीवन  का
अ�धकार �दान  �कये जाने से संबं�धत है। इसके �लये आव�क है �क �वक�सत
देश पया �वरण  संर�ण  के संबंध म� कत�� पालन  के साथ-साथ �वकासशील देश� म�
रहने वाले गरीब एवं कमज़ोर वग� के �हत� के संर�ण  से संबं�धत अपने दा�य�� के
�नव�हन  कर�।
जलवायु �ाय  �वकासशील देश� को �वक�सत होने के �लये भी पया �� अवसर
�दान  करता  है। इसके �लये आव�क है �क �वक�सत देश गंभीरतापूव �क अपने
दा�य�� का  �नव�हन  कर�। �क� तु �ायः यह देखा  गया  है �क �वक�सत देश अपने
उ�ज�न  को सी�मत करने के �ान  पर इसके बोझ को �वकासशील देश� पर
�ाना ंत�रत करने का  �यास करते ह�, �जससे इन  देश� का  �वकास बा�धत होता  है।
उ�ेखनीय  है �क भारत के �यास से ‘जलवायु �ाय ’ श�  को पे�रस समझौते क�
��ावना  म� भी शा�मल �कया  गया  है।

�वक�सत देश� का  उ�रदा�य�
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वष� 1992 म� ‘संयु� रा� जलवायु प�रवत�न  �ेमवक�  स�ेलन ’ (UNFCCC) म� यह
�ीकार �कया  गया  �क पृ�ी को वै��क तापन  से बचाने क�  �ज़�ेदारी सभी क�
है, परंतु यह �ज़�ेदारी उन  देश� क�  अ�धक है, �ज��ने तुलना�क �प से काब�न
का  अ��धक उ�ज�न  �कया  है।
वष� 1992 के अ�भसमय  म� भी “सामा� ले�कन  �वभे�दत उ�रदा�य� और संबं�धत
�मता” (Common but Differentiated Responsibilities and Respective

Capabilities) का  �स�ा ंत �न�हत है। यह �स�ा ंत जलवायु प�रवत�न  क�  सम�ा  के
समाधान  के �लये अलग-अलग देश� क�  �व�भ� �मताओ ंऔर अलग-अलग
उ�रदा�य�� को �ीकार करता  है।
�ीन  हाउस गैस� के उ�ज�न  म� कटौती के �लये बा�कारी �ावधान  लागू करने
के उ�े� से वष� 1997 म� ‘�ोटो समझौता ’ �कया  गया। यह समझौता  वष� 1992 म�
�ए अ�भसमय  के �स�ा ंत� एवं �ावधान� पर आधा�रत है। इसम� �ीन  हाउस गैस� के
उ�ज�न  म� वष� 1990 के �र से 5 ��तशत क�  कमी का  ल� �नधा ��रत �कया  गया
और �वक�सत देश� के �लये उ�ज�न  म� कटौती क�  सीमा  तय  क�  गई।
वष� 2015 म� संप� पे�रस समझौते म� वै��क तापन  को औ�ो�गक अव�ध से पूव � के
�र से 2 �ड�ी से��यस तक नीचे रखने का  �ावधान  �कया  गया। इस समझौते म�
भी �ीन  हाउस गैस� म� कमी के �लये �वक�सत देश� �ारा  अ� देश� क�  तुलना  म�
अ�धक �यास करने पर बल �दया  गया  था।
‘�ाइमेट ए�न  �ेकर �रपोट� ’ के अनुसार �मुख �वक�सत देश� �ारा  इस �दशा  म�
�कये जा  रहे �यास पे�रस जलवायु समझौते के ल�� के अनु�प नह� ह�। यह
�वक�सत देश� के अपने दा�य�� से �वमुखता  को दशा �ता  है। जब�क भारत एवं अ�
�वकासशील देश� �ारा  पूरी �न�ा  के साथ पया �वरण  संबंधी दा�य�� का  �नव�हन
�कया  जा  रहा  है।   

�वकासशील देश� का  प�

पया �वरणीय  सम�ाओ ंके �नपटारे के �लये दा�य�� का  उ�चत बँटवारा  अ��धक
आव�क है। �वक�सत देश� �ारा  �वकासशील देश� पर वै��क उ�ज�न  म� वृ�� का
आरोप लगाकर अपनी �ज़�ेदारी से बचने का  �यास �कया  जाता  है, जब�क आज
भी �वक�सत एवं �वकासशील देश� के म� ��त ��� काब�न  उ�ज�न  म� भारी
अंतर �व�मान  है।
�वक�सत देश� �ारा  औ�ो�गक �ां�त के पहले से ही काब�न  का  उ�ज�न  �कया  जा
रहा  है, जब�क �वकासशील देश� म� यह ���या  अब �ारंभ �ई है। अतः �वकासशील
देश� पर अ�धक बोझ डालने से उनक�  �वकास ���या  बा�धत होगी।
�ीन  हाउस गैस� के उ�ज�न  के �लये �वक�सत देश �वशेष �प से उ�रदायी ह� और
ये देश आ�थ�क एवं तकनीक�  �प से समृ� भी ह�। अतः इनके �ारा  �वकासशील देश�
को वैक��क ऊजा� के �वकास के �लये तकनीक�  एवं आ�थ�क सहायता  �दान
क�  जानी चा�हये, �जससे उनका  भी �वकास सु�न��त हो सके।
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Climate Change

�वक�सत देश� �ारा  �ायः अपनी आ�थ�क ���त एवं �वकास के बा�धत होने का
हवाला  देकर बा�कारी समझौत� से खुद  को बाहर रखने का  �यास �कया  जाता
है, जैसे- �ोटो समझौते से अमे�रका  का  बाहर रहना। अमे�रका  ने �यं को पे�रस
समझौते से भी बाहर कर �लया  था , �क� तु नई सरकार के आने के बाद  उसने पुनः
समझौते म� वापसी क�  है। �वक�सत देश� के ऐसे गैर-�ज़�ेदाराना  रवैये से न  केवल
पया �वरणीय  ल�� क�  �ा�� म� बाधा  उ�� होती है, अ�पतु �वकासशील देश� को
भी सम�ाओ ंका  सामना  करना  पड़ता  है।  

�न�ष�

जलवायु प�रवत�न  के �लये �वक�सत देश� क�  औ�ो�गक�करण  क�  नी�तया ँ ��� �प
से उ�रदायी ह�। अतः यह आव�क है �क �वक�सत देश� �ारा  �ीन  हाउस गैस� के उ�ज�न
म� कटौती संबंधी मानको का  कठोरतापूव �क पालन  �कया  जाए तथा  �वकासशील देश�
के �हत� के �लये �व�, �ौ�ो�गक�  एवं �मता  �नमा �ण  हेतु सहायता  उपल� कराई जाए।
हाला ँ�क, यह भी �ान  रखा  जाना  चा�हये �क इसक�  पूरी �ज़�ेदारी �वक�सत देश� पर ही
नह� थोपी जा  सकती है। चूँ�क जलवायु प�रवत�न  एक वै��क सम�ा  है, अतः इसके �लये
�यास भी सामू�हक �प से ही होने चा�हये। इसके �लये आव�क है �क �व� के सभी देश�
�ारा  अपने-अपने दा�य�� का  �नव�हन  �कया  जाए।
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